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जिसका उत्‍तर 16 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
.....
राष्‍ट्रीय जल ढांचा कानून     
1216. 
श्री हुसैन दलवई : 

क्‍या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्‍या सरकार एक ‘राष्‍ट्रीय जल ढांचा कानून’ लाने का विचार रखती है;

(2) यदि हां, तो इस विधान की क्‍या आवश्‍यकता है;

(3) इस कानून के स्‍वरूप और विषय-क्षेत्र क्‍या होंगे; और 
(4) क्‍या राज्‍य ऐसी किसी विधि के लिए सहमत हो गए हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन  मंत्री  (श्री  हरीश रावत) 

(क)
जी, हां।
(ख)
राष्‍ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित XII वीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में, कतिपय बुनियादी अनुभवों, संकल्‍पनाओं और सिद्धांतों, जिसके फलस्‍वरूप वर्ष 1987 और 2002 की राष्‍ट्रीय जल नीति को अंगीकार किया गया था, के संबंध में न्‍यूनतम राष्‍ट्रीय सहमति की आवश्‍यकता पर जोर दिया गया है । तथापि, चूंकि राष्‍ट्रीय जल नीति का कानूनी दर्जा नहीं है, प्रलेख में कहा गया था कि इस तरह के सहमति वाले विवरण के सिद्धांतों को औचित्‍यपूर्ण बनाने के लिए राष्‍ट्रीय जल कानून जरूरी हैं। राष्‍ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अंगीकार राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 में भी राष्‍ट्रीय जल ढांचा कानून की आवश्‍यकता को मान्‍यता दी गई है। 
(ग)
राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 में केन्‍द्र, राज्‍यों और स्‍थानीय शासकीय निकायों द्वारा विधायी और/अथवा कार्यकारी (अथवा प्रत्‍यायोजित) शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्‍य सिद्धांतों के व्‍यापक विवरण के रूप में राष्‍ट्रीय जल ढांचा कानून की सिफारिश की गई है। इसके परिणामस्‍वरूप देश के प्रत्‍येक राज्‍य में जल संचालन संबंधी अनिवार्य विधान बनाने और स्‍थानीय जल स्थितियों से निपटने के लिए सरकार के निचले स्‍तर पर आवश्‍यक प्राधिकार प्रत्‍यायोजित करने का मार्ग प्रशस्‍त होना चाहिए। ऐसे ढांचा कानून में जल को मात्र अल्‍प उपलब्‍धता वाला संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन और पारिस्थितिकी का रक्षक भी माना जाना चाहिए।
(घ)
राष्‍ट्रीय जल संसाधन परिषद (एनडब्‍ल्‍यूआरसी) ने दिनांक 28 दिसम्‍बर, 2012 को अपनी छठी बैठक में राज्‍यों के बीच बनी व्‍यापक सहमति के आधार पर राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) अंगीकार की थी जिसमें राष्‍ट्रीय जल ढांचा कानून (एनडब्‍ल्‍यूएफएल) के मूल्‍यांकन का प्रस्‍ताव भी था। एनडब्‍ल्‍यूआरसी की उक्‍त बैठक में चर्चा के दौरान कुछ राज्‍यों ने एनडब्‍ल्‍यूएफएल बनाने का विरोध किया था, जबकि कुछ राज्‍यों ने यह आशंका व्‍यक्‍त की थी कि एनडब्‍ल्‍यूएफएल राज्‍यों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा। यह सुझाव दिया गया था कि इस तरह का ढांचा कानून सामान्‍य मार्गदर्शी सिद्धांतों के एक सैट के रूप में हो सकता है। तथापि, चर्चा के बाद इस संबंध में प्रधान मंत्री जी की शुरूआती टिप्‍पणियों और उसके बाद जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए स्‍पष्‍टीकरण के आधार पर राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) के विषय में व्‍यापक सहमति बनी थी।
*****
